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सं ० ओ ० वि ० अम्बाला/ 104-86/ 4973.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि हरियाणा पी . डब्ल्यू . डी. पब्लिक 
हैल्थ मार्फत सुप्रीटेन्डिग इन्जिनियर , पब्लिक हेल्थ डिविजन पी . डब्ल्यू डी ; कालोनी , अम्बाला छावनी, के श्रमिक श्री 
रामस्वरूप , पुत्र श्री नराता राम मार्फत श्री सुरेन्द्र शर्मा इन्टक आफिस बाबना रोड , ब्राह्मण धर्मशाला, जगाधरी तथा 
उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3 -- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 
द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित 
नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री रामस्वरूप की सेवाओं का समापन/ छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? . 


सं ० ओ० वि ० अम्बाला/ 110-86/ 4979.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा स्टेट 
फेडरेशन आफ कन्जुमरस को ० ओप होलसेल स्टोर्स लि . एस . सी . ओ . नं . 1014-15, सैक्टर 22- बी चण्डीगढ़, के 
श्रमिक श्री बिमल कुमार जैन , पुत्र श्री मुकन्दी लाल , मकान नं . 5694, कबाड़ी बाजारी, अम्बाला कैन्ट तथा उसके प्रवन्धकों के 
मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44 ) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


1984 


वह किस 


राहत 


क्या श्री विमल कुमार जैन की सेवा समाप्ति / छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो 

का हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ० /एफ.डी./ 8 / 87 / 5006. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० लक्ष्मी टेलर. मैन बाजार , 
पलवल (फरीदावाद ) के अमिक श्री धर्मचन्द मार्फत श्री आर . एल . शर्मा प्रेजीडेन्ट जी. ई. डब्ल्यू यूनियन ( रजि ० ) 1के/16, 
एन. आई. टी . फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिये , अब , मोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 541 5-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 जून , 
1978. के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11485- जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उसके सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्गय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है या उस विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला है । 

क्या श्री धर्मवन्द को सेवाओं का समान न्यायोवित तया ठोक है ? यदि नहीं, तो यह कित राहा का 

हकदार है ? 
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सं ० ओ. वि./एफ.डी./ 8-87 /5013.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० लक्षमी टेलर, मेन बाजार , 
पलवल ( फरीदाबाद ) के श्रमिक..श्री भगवान दास मार्फत श्री आर. एल . शर्मा, प्रजीडेन्ट , जी . ई. डब्ल्यू यूनियन (रजि .) , 
12/16, एन . आई . टी . , फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाला विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब., प्रौद्योगिक विवाद. अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करतं हुए . हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम 
68/15254, दिनांक 20 जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम • 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 
द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचं लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं . जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री भगवान दास की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० ओ. वि./एफ.डी. / 8-87/5020.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० लक्षमी टेलर, मैन बाजार , पलवल 
( फरीदाबाद ) के श्रमिक श्री हरिचन्द . मार्फत श्री आर . एल . शर्मा, प्रेजीडेन्ट, जी. ई. डब्ल्यू यूनियन ( रजि.) 1के/ 16, एन . पाई . टी ., 
फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल :विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना. वांछनीय समझते हैं ; 


. 


1 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा , के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम 68/ 
15254, दिनांक 20 जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 
द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या . उससे सुसंगत यां उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री हरि चन्द की सेवाओं का समापन न्यायायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं,.तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० ओ० वि ० एफ ० डी ०/ 5027. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म ० लक्षमी टेलर, मेन बाजार, पलवल 
(फरीदाबाद ) के श्रमिक श्री नन्द किशोर मार्फत श्री आर . एल . शर्मा, प्रेजीडन्ट , जी. ई. डब्ल्यू (रजि .) 1के/ 16, एन . आई. टी., 
फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विषाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , पब , मौद्योगिक विवादामधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल - इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3- श्रम-68/ 15 254, दिनांक 20 जून , 
1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना स० 11495- जी - श्रम -5 7/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नोवें लिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बोच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री नन्द किशोर की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 
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सं ० मो ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 5034.-- पूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० लक्षमी टेलर , मेन बाजार , पलवल 
( रीवाबाद ), के अंनिक " श्री तेज सिंह, मार्फतं श्री आर. एल. शर्मा, प्रेजीडेन्ट , जी. ई. डब्ल्यू यूनियन (रजि .) , 12/16, 
एन . भाई.टी., फरीदाबाद संवा उसके प्रबंधकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है : 


मोर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हव निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3- श्रम-68/ 15254, दिनांक 20 जून , 1978 के 
साप पड़ते हुए अधिसूचना सं० : 11495 - जी -श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा ? 
कंपनीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट बीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत प्रयवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री तेज सिंह की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है । 


: 


सं . प्रो.वि.एफ.डी./ 8-87/ 5041. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० लक्ष्मी टेलर मैन बाजार पलवल , 
(सरीतागाय) के अमिक श्री चन्द्र पाल मार्फत श्री भार ० एल ० शर्मा प्रेजीडेन्ट, जी ० ई० डब्ल्यू यूनियन, 12/16 एन ० माई ० टी ० 
फरीवावा तवा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल , विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, प्रय, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) बण्ड (ग ) पारा प्रदान की 
स्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3-4म-68/ 15254, दिनांक 
20 जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम 57/11245,दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त 
अधिसूचनी की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
मीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिक के 
बीष या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला 


क्या श्री चन्द्र पाल की सेवा का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह कित राहत का हकदार है ? 


६. मो ० वि ०/ एफ ० डी ०/13-87/ 5048.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० जे ० एम ० डी ० इण्डस्ट्रीज 
5- डी / 9, सैक्टर 4, बल्लबगढ़ के श्रमिक श्री विजयपाल सिंह मार्फत हिन्द मजदूर समा, 29, शहीद चौक , फरीदबाद तथा 
उसके प्रबंधकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मोबोगिक विवाद है ; 


पार कि हरिमामा के राज्यपाले विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोम करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम 68/15254, 
दिनांक 20 जून, 1978 के साप पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, वारा उक्त 
अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्गव एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
नाममा है या विवाद से सुसंगत प्रथमा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री विजयपाल सिंह की संवाभों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , ती वह किस राहत 

का हकदार है ? 
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सं ० ओ० वि ०/ एफ.डी./ 13-87/ 5055 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० जे ०एम ० डी इण्डस्ट्रीज , 5-डी ०/ 9, 
सैक्टर 4, बल्लबगढ़, के श्रमिक्ष श्री धर्मपाल मार्फत हिन्द मजदूर सभा , 29, शहीद चौक नीलम , फरीदाबाद तथा उसके 
प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है : 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) . के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 चम 
6815254, दिनांक 20 जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 
1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्गय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला है 


समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


क्या श्री धर्मपाल की सेवाओं का 

हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ० / एफ ० डी ० / 13-87/ 5062.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० जे ० एम ० डी ० इण्डट्रीज 
5 - डी / 9, सैक्टर-4, फरीदाबाद के श्रमिक श्री ललन कुमार मार्फत हिन्द मजदूर सभा, 29, शहीद चौक नीलम , फरीदाबाद 
तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के संबन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3-3म 
68/15254, दिनांक 26 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - ज:-श्रम 57/11245,दिनांक 7 फरवरी , 1968 

उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अर्धन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद का विवादग्रस्त या र.से सुसमत या उसके 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीम मास. में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 


क्या श्री 

ललन कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत, 
का हकदार है । 


सं ० ओ० वि ०/एफ ० डी ०/13-87 /5059.-- चूंकि हरियाणा के रामसार को राय है कि मैं . जो . एन . डी . 
इण्डस्ट्रीज 5 - डी / 9, सैक्टर 4 बल्लबगढ़ के श्रमिक श्री सुदर्शन मार्फत हिन्द मजदूर सभा, 29 , शहोद चौक नीलम , 
फरीदाबाद तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


" 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


. 


इसलिये, अब , मौदयोगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-( 3) -श्रम 68/15254, दिनांक 
20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495- जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 - द्वारा 
उस अधिसूचना को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नोचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तोन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के 
बीच या तो विवादगस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री सुदर्शन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


? 
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सं ० प्रो ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 13-8 /5076.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० जे० एम ० डी ० इण्डस्ट्रीज 
5 -बी / 9, सैक्टर -4, बल्लबगढ़ के श्रमिक श्री वासुदेव मार्फत हिन्द मजदूर सभा , 29, शहीद चौक नीलम , फरीदाबाद तथा उसके 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम-68/ 15254, दिनांक 
20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना 
की धारा के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
मापनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादपस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत पयवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री वासुदेव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार 

है ? 


सं ० ओ ० वि ० / एफ ० डी ०/ 13-87/ 5083. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० जे ० एम ० डी ० इण्डस्ट्रीज 
-डी / 9, संक्टर -4 , बल्लबगढ़ के श्रमिक श्री राधेश्याम मार्फत हिन्द मजदूर सभा , 29, शहीद चौक नीलम , फरीदाबाद तया 
उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम 68/15254, दिनांक 20 
पून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम /57/ 11245, दिनांक 7 प.रवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री राधेश्याम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार 


-- 


दिनांक 4 फरवरी, 1987 


सं ० ओ ० वि ०/ कुरु०/6-87/5208. - चं कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उपायुक्त, कुरुक्षेत्र ( 2 ) 
प्रशासक , नगरपालिका , कैथल के श्रमिक श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री मामराज मकान नं ० 290/6, योगियन मुहल्ला माता गैट कैथल 
तथा उसके प्रबंधकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


पौर चं कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , मब, मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3 ( 44)84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 
पारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
म्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 


- 


क्या श्री ओम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 
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श्रम विभाग । 


